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बीएसएनएल के सभी प्रशिक्षित इंजीनियरों और लेखाधिकारियों 22 जुलाई 2013 से सामूहिक अवकाश पर हैं | बीएसएनएल प्रबंधन जो की जानबूझकर और सुनियोजित चाल से बीएसएनएल को एक बीमार पीएसयू बना रहा है | बीएसएनएल प्रबंधन के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ भारत संचार भवन, नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा |
12000 डायरेक्ट रेक्रुइट ग्रेजुएट इंजीनियर्स और लेखाधिकारियों के AIGETOA (ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन) के आह्वान पर 22 जुलाई 2013 से अवकाश पर रहेगा और संकल्प पूरा होने तक भारत संचार भवन, नई दिल्ली में 29 जुलाई के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आयोजन करेगा |
अक्टूबर 2000 में बीएसएनएल की स्थापना के बाद, बीएसएनएल की दूरसंचार सेवाओं को चलाने के लिए कार्यकारी स्तर पर 12000 के आसपास व्यावसायिक रूप से योग्य ग्रेजुएट इंजीनियरों और लेखाधिकारियों की सीधी भर्ती की गयी और 3 लाख कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग से अवशोषित किया गया है | जब  दूरसंचार परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा था और दूरसंचार विभाग के युग से अवशोषित कर्मचारियों के मौजूदा सेट के सबसे पुरातन युग और उम्र और व्यावसायिक योग्यता के अभाव में उनके काम के कारण दूरसंचार प्रौद्योगिकी में इन तेजी से परिवर्तन के साथ सामना करने में असमर्थ था | बीएसएनएल की स्थापना के बाद नए भर्ती युवा और व्यावसायिक रूप से योग्य 12000 अधिकारियों ने कार्यकारी स्तर पर प्रौद्योगिकी आधारित दूरसंचार सेवाओं को चलाने के लिए कंधों पर जिम्मेदारियों का अधिकतम बोझ  लिया है | कोई भी सर्वेक्षण किसी भी प्रकार का  सार्वजनिक और ग्राहकों के भीतर किया जाये , तो यह बहुत आसानी से देखा जा सकता है की  हम पूरी प्रतिबद्धता और ग्राहकों की संतुष्टि के उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए समर्पण के साथ इस कंपनी की सेवा कर रहे हैं | इसके बजाय बीएसएनएल प्रबंधन जानबूझकर इस वर्ग को लक्षित करता है और  हमारे प्रदर्शन को कम करने की कोशिश करता रहता है जिससे निजी ऑपरेटरों को फायदा हो |  कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए युवा और योग्य अधिकारियों को निशाना बनाने का बीएसएनएल प्रबंधन की खुली कृत्यों का विबरण कुछ इस प्रकार हैं:
• बीएसएनएल प्रबंधन ने 2007/01/01 दूसरे वेतन संशोधन के द्वारा पहले के सभी कर्मचारियों और अधिकारीयों का वेतन 30 से 40% बढ़ा दिया है लेकिन 2007/01/01 के बाद भर्ती योग्य अधिकारियों की वेतन में कमी कर दी है और उनकी वेतन पूर्व संशोधित वेतन से लगभग 20% कम हो गई है |
• बीएसएनएल प्रबंधन वेतन में संशोधन की सिफारिश के अनुसार वेतनमान के अधिकतम पर अवशोषित कर्मचारियों के पेंशन लाभ की दिशा में योगदान दे रहा है | यहां तक ​​कि बीएसएनएल प्रबंधन में  प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे अधिकारियों को भत्ता का भुगतान किया जा रहा है | लेकिन वेतन संशोधन की सिफारिश के खिलाफ सीधी भर्ती अधिकारीयों के पेंशन लाभ के लिए कोई राशि योगदान नहीं दे रहा है इसलिए अपने सेवानिवृत्त जीवन में इन युवा अधिकारियों का अस्तित्व दांव पर है.
• हाल ही में बीएसएनएल प्रबंधन बीएसएनएल और विस्तारित भत्तों और प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे अधिकारियों और गैर अधिकारियों का दूसरे पीआरसी द्वारा सिफारिश की 78.2% आईडीए विलय का लाभ बढ़ा दिया गया जिससे 400 करोड़ प्रति वित्तीय वर्ष का बोझ पड़ा है | इसके विपरीत वेतन पुनरीक्षण के बाद वेतन में नुकसान का सामना कर रहे हैं अधिकारीयों का वेतन वृद्धि करने के लिए  बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए इनकार किया है |
• बीएसएनएल प्रबंधन ने अवशोषित कर्मचारियों को डीजीएम के स्तर तक पद्दोनती  देने की अनुमति दी है चाहे उनकी योग्यता कुछ भी हो | लेकिन इसके विपरीत बीएसएनएल की स्थापना के बाद भर्ती सभी प्रतिभावान और व्यावसायिक योग्यता के अधिकारियों के 10 से अधिक साल गुजर जाने के बाद भी उनकी पहली पदोन्नति नहीं दी है |
• बीएसएनएल प्रबंधन इंजीनियरिंग योग्यता और किसी भी क्षेत्र में पोस्ट योग्यता सेवा अनुभव के 12 साल होने के निजी उम्मीदवारों से डीजीएम पर बाहरी भर्ती का प्रस्ताव किया है,  लेकिन बीएसएनएल की इसी तरह से योग्य अधिकारियों को बीएसएनएल में ही 12 से अधिक वर्षों के दूरसंचार अनुभव होने पर भी  अनुमति नहीं दी है |
• बीएसएनएल प्रबंधन ने  E3 के वेतनमान पर बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती का प्रस्ताव प्रस्ताव किया है लेकिन बीएसएनएल के समान योग्य अधिकारियों को  जिम्मेदारी नहीं दिया है जबकि उन्हें  E3 -E4 के वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है |
• अधिकारियों के वित्तीय उन्नयन की नीति इस तरह से तैयार की गई है की अवशोषित अधिकारियों को 4 साल में उनकी पहला  उन्नयन मिलेगा जबकि बीएसएनएल की स्थापना के बाद भर्ती योग्य और अच्छे प्रदर्शन करने वाले  व्यावसायिक रूप से योग्य अधिकारियों को  6 साल में मिलेगा |
• यह कंपनी वर्ष 2008-2009 के बाद से शुद्ध हानि का सामना कर रही है जिसमे की 2011-12 तक 7 हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है | इसका प्रमुख कारण युवा अधिकारियों की प्रेरणा स्तर प्रदर्शन को दंडित करने की नीति है |
• पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुछ सकारात्मक वृद्धि दर्ज आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों ने की है | लेकिन बीएसएनएल प्रबंधन ने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित पहली पदोन्नति पर इन राज्यों के अधिकारीयों को हस्तांतरित कर दिया है | इन हलकों में विशेषज्ञता रातोंरात हासिल नहीं किया जा सकता है,  जोनल मोबाइल केंद्र की तरह भी महत्वपूर्ण केन्द्रों को बख्शा नहीं गया है. यह बीएसएनएल के इतिहास में तथ्य पहली बार है, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर विस्थापन किया है | यह हस्तांतरण इन हलकों और क्षेत्रों में कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे निजी ऑपरेटरों के प्रभाव के तहत किया गया है कि इनकार नहीं किया जा सकता है.
            

हम चुपचाप बीएसएनएल प्रबंधन से एक निष्पक्ष न्याय पाने की आशा के साथ बीएसएनएल प्रबंधन के हाथ में अपने कैरियर और भविष्य की संभावनाओं को छोड़ा  है जो हमेशा दरकिनार किया गया है | अब, हम प्रत्यक्ष अधिकारी अपने मुद्दों के समाधान और बीएसएनएल प्रबंधन के ऐसे विवेकाधीन और लक्षित अधिनियम के खिलाफ सामूहिक अवकाश पर जाने का तय किया है और उसके बाद 29 जुलाई 2013 से भारत संचार भवन, हरीश चंद्र माथुर लेन, नई दिल्ली में कंपनी के दफ्तर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का फैसला लिया  है.
